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कारपोरेट कार्य मंत्रालर् 
 

लोकसभा 
अतारांककत प्रश् न संख् र्ा. 1274 

(जिसका उत्तर सोमवार, 28 िुलाई, 2025/6 श्रावण, 1947 (शक) को दिर्ा िाना है) 
 

एमएसएमई ऋणिाताओं का संरक्षण 
1274. सुश्री महुआ मोइत्रााः   
क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कक: 
(क) क्या वततमान में एनसीएलटी प्रकिया में, समाधान हेतु सीओसी (ऋणदाताओं की सममतत) में केवल 
सावधध ऋण या वररष्ठ ऋणधारक ही शाममल होते हैं; 
(ख) क्या सीओसी में पररचालन ऋणदाताओं के प्रतततनधधत्व हेतु कोई अधधदेश नहीं है; 
(ग) क्या एमएसएमई ऋणदाताओं को समाधान प्रकिया में कुछ नहीं ममलता और उन्हें सबसे अधधक 
नुकसान होता है; और 
(घ) आईबीसी कायतवाही में सबसे अधधक प्रभाववत होने वाले एमएसएमई ऋणदाताओं के हहतों की रक्षा 
के मलए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? 

उत्तर 

 
कारपोरेट कार्य मंत्रालर् और सड़क पररवहन और रािमार्य मंत्रालर् में राज्र् मंत्री। 

(श्री हर्य मल्होत्रा) 

(क): हदवाला और शोधन अक्षमता संहहता, 2016 (संहहता/आईबीसी) की धारा 21 में प्रावधान है कक 
लेनदारों की सममतत (सीओसी) में कारपोरेट देनदार (सीडी) के सभी असंबंधधत ववत्तीय लेनदार (एफ़सी) 
शाममल होंगे। 

(ख): संहहता की धारा 24(3) में प्रावधान है कक पररचालन लेनदारों (ओसी) अथवा उनके प्रतततनधधयों 
को सीओसी की बैठकों में भाग लेने के मलए आमंत्रत्रत ककया जा सकता है जहा ंउन पर बकाया कुल 
देय रामश कुल ऋण के 10% से कम नहीं होती है। तथावप, ऐसी पररचालन लेनदारों (ओसी) को सममतत 
की बैठकों में मत देने का कोई अधधकार नहीं होगा। 

(र्) और (घ): संहहता का उद्देश्य सभी हहतधारकों के हहतों को संतुमलत करना है। यह एमएसएमई 
सहहत पररचालन लेनदारों को सुरक्षा और अधधकार प्रदान करता है, जजसस ेपूरे सीआईआरपी में उधचत 
व्यवहार सुतनजश्चत होता है। इस संबंध में मुख्य प्रावधान तनम्नानुसार हैं: 

(i) सीआईआरपी आरंभ करने का अधधकार: संहहता की धारा 9 पररचालन लेनदारों को सीडी के 
खखलाफ हदवाला कायतवाही शुरू करने का सांववधधक अधधकार प्रदान करती है। 



(ii) न्यूनतम हकदारी: संहहता में समाधान योजना के तहत ओसी के मलए न्यनूतम हकदारी का 
प्रावधान है जैसे कक ओसी को भुगतान धारा 53 के तहत पररसमापन में प्राप्त होन ेवाले 
भुगतान से कम न हो। 

(iii) सीओसी में प्रतततनधधत्व: संहहता की धारा 21 के तहत, सीओसी में सीडी के सभी असंबंधधत 
एफसी शाममल हैं। तथावप, जहा ंसीडी का कोई ववत्तीय ऋण नहीं है, या जहा ंइसके सभी 
एफसी संबंधधत पक्ष हैं, सीओसी में मूल्य के हहसाब से अठारह सबसे बडे ओसी शाममल 
होंगे, बशते कक यहद ओसी की संख्या अठारह से कम हो, तो सीओसी में ऐस ेसभी ओसी 
शाममल होंगे। 

(iv) संहहता में छठे संशोधन (2021) के माध्यम से, मामलों के फास्ट-टै्रक समाधान के मलए 
कारपोरेट एमएसएमई के मलए प्री-पैकेज्ड इन्सॉल्वेंसी ररजॉल्यूशन प्रोसेस (पीपीआईआरपी) 
पेश ककया गया था। संहहता की धारा 29क के खंड (ग) और (ज) के प्रावधान, जो कुछ 
व्यजक्तयों को समाधान योजना प्रस्तुत करने स ेरोकते हैं, एमएसएमई पर लागू नहीं होत े
हैं। 

 
***** 

 


